राज्‍य स्तरीय  बैंकर्स समिति,  उत्तराखंड
58वीं बैठक  दिनांक 09 सितम्‍बर, 2016 की कार्य सूची  (एजेण्‍डा)
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	एजेण्‍डा संख्‍या – 3  : ग्राम्‍य विकास                                          
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	क)  राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

	
	ख)   एस.एच.जी. – स्‍टॉम्‍प शुल्‍क में  छूट

	
	ग)  एन.पी.ए. - एस.एच.जी. 

	
	घ) डिजीटाइजेशन ऑफ एस.एच.जी. – ई. शक्ति 


ङ)  कृषि सूखा से प्रभावित क्षेत्रों हेतु कार्य योजना 

	
	

	
	च) फसल बीमा योजना

	एजेण्‍डा संख्‍या – 4 : समाज कल्‍याण 
                 योजनाएं 

	क)  राष्‍ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

	
	ख)  स्पेशल  कम्पोनेंट  प्लान  

	
	ग) ॠण आवेदन पत्रों का प्रेषण

	एजेण्‍डा संख्‍या – 5 : वित्तीय समावेशन 
	क) ब्रॉड बैण्‍ड कनेक्टिविटी 

	
	ख)  प्रधानमंत्री जन-धन योजना

	
	ग) सामाजिक बीमा योजनाएं 

	
	घ)  वित्तीय साक्षरता 

	एजेण्‍डा संख्‍या – 6 : अवस्‍थापना                        
                 विकास योजनाएं
	क)  एम.एस.एम.ई. ॠण

	
	ख)  एन.पी.ए.  

	
	ग)  प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (MUDRA) 

	
	घ)  प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP)

	
	ङ)  वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्‍वरोजगार योजना  

	
	च)  स्‍टैण्‍ड  अप  इण्डिया 

	एजेण्‍डा संख्‍या  7 : बैंकिंग प्रगति 
                 विवरण  
	क) वार्षिक ॠण योजना वित्तीय वर्ष 2016-17

	
	ख) ऋण-जमा अनुपात   

	एजेण्‍डा संख्‍या – 8  : अध्‍यक्ष महोदय की अनुमति से अन्‍य किसी महत्‍वपूर्ण विषय पर चर्चा।


राज्य  स्तरीय  बैंकर्स समिति,  उत्तराखंड
58वीं बैठक दिनांक 09 सितम्‍बर,  2016 की कार्य सूची
एजेण्‍डा  संख्‍या -  1  :  57वीं  बैठक  के  कार्य  बिंदुओं  की  पुष्टि
एस.एल.बी.सी. की 57वीं बैठक दिनांक 12 मई, 2016 के  कार्य बिंदुओं पर संबंधित विभागों एवं  बैंकों द्वारा की गयी कार्रवाई से एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड को अवगत कराया गया है, जिसकी पुष्टि मान ली गयी है। 
एजेण्‍डा  संख्‍या -  2  : शासन संबंधी कार्य सूची
क) बैंक द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑनलाइन प्रभार अंकित करना :
( Online Creation of Charge on Land Records by Bank ) 

राजस्‍व विभाग, उत्तराखंड शासन ने अपने पत्र संख्‍या 623/XVIII(1)/2016-17 (21)/2016 दिनांक 02 जून, 2016 द्वारा बैंक ॠण का प्रभार ऑन-लाइन दर्ज करने की स्‍वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके लिए राज्‍य सरकार से अनुरोध है कि अधिसूचना जारी करवाने की व्‍यवस्‍था करें।
ख)  वसूली प्रमाण पत्र का ऑन-लाइन फाइलिंग : 
सभी बैंकों द्वारा 30 जून, 2016 तक जारी किए गए वसूली प्रमाण पत्रों का मिलान जिला स्‍तर पर सी.आर.ए. कार्यालय (राजस्‍व विभाग) से दिनांक 31 अगस्‍त, 2016 तक अनिवार्य रुप से करना सुनिश्चित करें, ताकि आर.सी. की ऑन-लाइन फाइलिंग प्रक्रिया आरम्‍भ करते समय किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।                                     
                                                                                (` लाखों में )
	लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति
	कुल लम्बित आर.सी.

	एक वर्ष से कम
	एक वर्ष से अधिक
	

	संख्‍या
	राशि
	संख्‍या
	राशि
	संख्‍या
	राशि

	6443
	5074
	12052
	9724
	18495
	14798


राज्‍य सरकार से पुन: अनुरोध है कि बैंकों द्वारा वसूली प्रमाण पत्र को राजस्‍व विभाग के  वेबपोर्टल  पर  '' ऑन-लाइन फाइलिंग ''  करने की सुविधा प्रदान करें। 
ग) आरसेटी :
आरसेटी, रूद्रप्रयाग को प्रशासन द्वारा आवंटित भूमि नदी से मात्र 200 मीटर पर स्थित है, जिस पर एन.जी.टी. के निर्देशानुसार भवन निर्माण किया जाना प्रतिबंधित है। अत: शासन से पुन: अनुरोध है कि उपरोक्‍त संबंध में वैकल्पिक भूमि उपलब्‍ध कराने की शीघ्र व्‍यवस्‍था की जाए।

चम्‍पावत जिले में आवंटित भूमि तक पहुँचने हेतु प्रशासन द्वारा मार्ग चिन्हित नहीं किया गया है। शासन से अनुरोध है कि वैकल्पिक भूमि उपलब्‍ध कराएं।

विभिन्‍न आरसेटी संस्‍थानों के वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान 1,774 बी.पी.एल. अभ्‍यर्थियों को प्रशिक्षित करने में कुल ` 26,34,990/- का खर्च संस्‍थान द्वारा वहन किया गया। इसी संबंध में ग्राम्‍य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन से अनुरोध है कि उक्‍त व्‍यय राशि की प्रतिपूर्ति शीघ्र करवायी जाए, क्‍योंकि पर्याप्‍त धन उपलब्‍ध न होने के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रमों को  सुचारु रूप से संचालित किए जाने में संस्‍थानों द्वारा असमर्थता व्‍यक्‍त की जा रही है।    
एजेण्‍डा संख्‍या – 3 : ग्राम्‍य विकास योजनाएं

क) राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ( NRLM )  - “ विवरणी SLBC – 19 “  :
भारत सरकार की  '' नेशनल रुरल लाइवलीहुड मिशन ''  ( NRLM )  योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु राज्‍य में 925 एस.एच.जी. लिंकेज हेतु लक्ष्‍य निर्धारित किए गए।  
        (01.04.2016 से 30.06.2016 तक)                                                         
	प्राप्‍त आवेदन 
	स्‍वीकृत आवेदन
	वितरित आवेदन
	लम्बित आवेदन
	निरस्‍त आवेदन

	188
	83
	38
	146
	04


NRLM के अंतर्गत महिला एस.एच.जी. को बैंकों द्वारा ` 3.00 लाख तक की ॠण राशि पर 7 प्रतिशत  से अधिक ब्‍याज नहीं लिया जाएगा और संबंधित बैंक, विभाग से  Interest Subvention की क्‍लेम राशि प्राप्‍त कर लें।  
ख)  एस.एच.जी. – स्‍टॉम्‍प शुल्‍क में  छूट :
बैंकों ने शासन से आग्रह किया है कि ` 5 लाख तक के वित्तपोषित एस.एच.जी. को कृषि ॠणों की भाँति “स्‍टॉम्‍प शुल्‍क” से विमुक्‍त रखने की अधिसूचना जारी करवाने की व्‍यवस्‍था करें, ताकि अधिक से अधिक संख्‍या में समूह अपना बैंक लिंकेज करवाने हेतु प्रोत्‍साहित हों। 
ग)  एन.पी.ए. - एस.एच.जी. :
राज्‍य में बैंकों द्वारा वित्तपोषित 2,309 स्‍वयं सहायता समूह के विरूद्ध ` 21.48 करोड़ के एन.पी.ए. विभिन्‍न बैंकों में हैं।   इस संबंध में सरकार द्वारा एस.एच.जी. के एन.पी.ए. को कम करने से संबंधित आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया था कि यदि समूह अपने बकाया मूलधन राशि को एक मुश्‍त बैंक में जमा करवा देते हैं तो उस पर देय ब्‍याज राशि राज्‍य सरकार द्वारा अदा की जाएगी।  इस संबंध में शासन से अधिसूचना प्रतीक्षित है। 
घ) डिजीटाइजेशन ऑफ एस.एच.जी. – ई. शक्ति :

नाबार्ड द्वारा जिला देहरादून में ई. शक्ति के अंतर्गत एस.एच.जी. का डिजीटाइजेशन आरम्‍भ किया गया है। इस संबंध में सभी बैंक अपने वित्तपोषित एस.एच.जी. का विवरण नाबार्ड को शीघ्र उपलब्‍ध कराएं।  
ङ) कृषि सूखा से प्रभावित क्षेत्रों हेतु कार्य योजना :

उत्तराखंड शासन द्वारा अपने ज्ञापन संख्‍या 1025/XVIII-(2)/16-15(34)2013 दिनांक 16 मई, 2016 द्वारा राज्‍य के जनपद पिथौरागढ़, चम्‍पावत, अल्‍मोड़ा, बागेश्‍वर, नैनीताल, रुद्रप्रयाग एवं पौड़ी गढ़वाल को कृषि सूखे से प्रभावित घोषित किया है। इन जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक जनपद के जिलाधिकारी, बैंकों तथा अन्‍य विभागों से समन्‍वय स्‍थापित कर प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने हेतु उचित कार्ययोजना तैयार करें।
च) फसल बीमा योजना : 
भारत सरकार द्वारा “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” को खरीफ 2016 की संसूचित फसलों हेतु दिनांक 23.02.2016 से लागू किया गया है और रिस्‍ट्रक्‍चर्ड मौसम आधारित फसल बीमा योजनाओं का क्रियान्‍वयन होना है, जिसके अंतर्गत सभी पात्र कृषकों के फसलों को अनिवार्य रूप से बीमित किया जाना निहित है। 
(01.04.2016 से 30.06.2016 तक)                                                           ( ` लाखों में )
	प्रधानमंत्री फसल बीमा
	मौसम आधरित फसल बीमा

	  योजनांतर्गत कृषकों की संख्‍या 
	  अधिसूचित फसल की राशि
	भुगतान की गयी प्रीमियम राशि 
	  योजनांतर्गत कृषकों की संख्‍या 
	  अधिसूचित फसल की राशि
	भुगतान की गयी प्रीमियम राशि 

	37,376
	19,520
	210
	9,553
	2,644
	132


एजेण्‍डा  संख्‍या -  4  : समाज कल्‍याण योजनाएं
क) राष्‍ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)  : “ विवरणी SLBC – 17 “
 एन.यू.एल.एम. के अंतर्गत माह जून, 2016 तक समस्त बैंकों द्वारा की गयी प्रगति :- 
	एस.एच.जी. बैंक लिंकेज हेतु वार्षिक लक्ष्य (वर्ष 2016-17)
	प्रेषित आवेदनों  की संख्‍या

	स्वीकृत आवेदनों
की संख्‍या
	वितरित  आवेदन की संख्‍या
	लम्बित आवेदन की संख्‍या
	निरस्‍त आवेदन की संख्‍या

	एसएचजी
	व्‍यक्तिगत
	
	
	
	
	

	100
	1000
	539
	123
	82
	385
	31


विभाग द्वारा बैंकों को त्रैमास के अंतिम सप्‍ताह में आवेदन पत्र प्रेषित किए जाने के कारण कम संख्‍या में आवेदन पत्रों का निस्‍तारण हो पाया है।

ख) स्पेशल  कम्पोनेंट  प्लान  :

स्पेशल कम्‍पोनेंट प्लान के अंतर्गत माह जून, 2016 तक समस्त बैंकों द्वारा की गयी प्रगति :- 
i)  अनुसूचित जाति   :   “ विवरणी SLBC – 15 A “                       (` लाखों में)
	वार्षिक लक्ष्य
	प्राप्त आवेदन
	स्वीकृत आवेदन
	वितरित आवेदन
	बैंक ॠण राशि   

	1588
	220
	161
	124
	55.36


ii) अनुसूचित  जन-जाति  : “ विवरणी SLBC – 15 B “                      (` लाखों में)                                                                             
	वार्षिक लक्ष्य
	प्राप्त आवेदन
	आवेदन स्वीकृत
	वितरित आवेदन
	बैंक ॠण राशि

	100
	15
	06
	05
	0.75


                              iii) अल्पसंख्यक  समुदाय  : “ विवरणी SLBC – 15 C “                        (` लाखों में)
	वार्षिक लक्ष्य
	प्राप्त आवेदन
	स्वीकृत आवेदन
	वितरित आवेदन
	बैंक ॠण राशि


	225
	-
	-
	-
	-


राज्‍य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष से अल्‍पसंख्‍यक स्‍वरोजगार  योजना को पूर्ण रूप से बैंकगोग्‍य (Bankable) कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत ` 10 लाख तक की लागत के ॠण बैंकों के माध्‍यम से उपलब्‍ध कराये जाएंगे और निगम द्वारा 25 प्रतिशत अधिकतम ` 2.5 लाख की शासकीय अनुदान राशि देय होगी।
इस योजना के अंतर्गत मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी एवं बौद्ध समुदाय, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में                        ` 81,000/- एवं शहरी क्षेत्र में ` 1,03,000/- से कम हो, को बैंक ॠण दिया जा सकता है। 
ग) ॠण आवेदन पत्रों का प्रेषण :

शासन द्वारा प्रायोजित ॠण आवेदन पत्रों को संबंधित विभागों द्वारा  बैंकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तिमाही में क्रमश: 33%, 33% एवं 34% के अनुपात में प्रेषित किया जाना सदन में निर्णय  किया गया था, लेकिन इस वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में विभागों द्वारा वांछित अनुपात से काफी कम आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए गए हैं।

एजेण संख्‍या – 5  :  वित्तीय समावेशन  
क) ब्रॉड बैण्‍ड कनेक्टिविटी – वी.-सैट  : 

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत  आवंटित कनेक्टिविटी ऱहित 1181 एस.एस.ए. में संबंधित बैंकों ने 569 स्‍थानों पर सोलर अन्‍य प्रकार के वी.-सैट स्‍थापित करने हेतु संबंधित कंपनी को आर्डर प्रेषित कर दिए हैं। बी.एस.एन.एल. से पुन: आग्रह है कि शेष कनेक्टिविटी ऱहित एस.एस.ए. / क्‍लस्‍टर में कम से कम 128 kbps गतियुक्‍त ब्रॉड बैण्‍ड कनेक्टिविटी पहुँचाने की समुचित व्‍यवस्‍था कर सहयोग करें, क्‍योंकि उन स्‍थानों पर बैंकों द्वारा सोलर वी.-सैट स्‍थापित करवाना संभव नहीं हो पा रहा है।

संबंधित बैंक सोलर  अथवा अन्‍य प्रकार के वी.-सैट स्‍थापित करने से संबंधित प्रतिपूर्ति दावा राशि का प्रस्‍ताव नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को शीघ्र प्रस्‍तुत कर दें।
खi) प्रधानमंत्री जन-धन योजना  :
इस योजना के अंतर्गत अद्मतन प्राप्‍त सूचना के अनुसार उत्तराखंड राज्‍य की प्रगति निम्‍न प्रकार है :

	i)  बैंक खाते खोले गए कुल परिवार की संख्‍या
	20,56,975

	ii)  रु-पे  डेबिट कार्ड जारी किए गए  खातों की संख्‍या 
	18,91,620

	iii) बैंक के समस्‍त खातों में आधार सिंडिंग की संख्‍या
	25,73,730

	iv) पी.एम.जे.डी.वाई. खातों में आधार सिडिंग की संख्‍या
	6,06,797


सभी बैंकों अपने सभी ग्राहकों के बचत खाते में उनके आधार संख्‍या अनिवार्य रुप से शीघ्र दर्ज करवाएं।

ग) सामाजिक बीमा योजना :
 इस योजना के अंतर्गत अद्मतन प्राप्‍त सूचना के अनुसार उत्तराखंड राज्‍य की प्रगति निम्‍न प्रकार है :

	योजना
	प्रगति

	i) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
	11,79,379

	ii) प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना
	3,28,243

	iii) अटल पेंशन योजना
	17,414


सभी बैंक पात्र ग्राहकों को इन योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक संख्‍या में पंजीकृत करवाएं।  
घ) वित्तीय साक्षरता :
राज्‍य में कुल 18 एफ.एल.सी. कार्यरत हैं जिनके माध्‍यम से सभी वाणिज्यिक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी ग्रामीण शाखाओं द्वारा माह में कम से कम एक वित्तीय साक्षरता  शिविर गाँव में लगाकर, वित्तीय सुविधाओं से वंचित लोगों को भी जागरुक किया जा रहा है। 
      01 अप्रैल, 2016 से 30 जून, 2016 तक आयोजित कैम्‍प की संख्‍या 
	जनसाधारण हेतु कैम्‍प की संख्‍या 
	एस.एच.जी. हेतु कैम्‍प की संख्‍या 
	कुल कैम्‍प की संख्‍या 

	312
	528
	840


एजेण्‍डा  संख्‍या – 6  : अवस्‍थापना विकास योजनाएं : 
क) एम.एस.एम.ई. ॠण - “ विवरणी SLBC – 33 “  :
सभी बैंकों द्वारा राज्‍य में एम.एस.एम.ई. की 2,45,739 इकाईयों के अंतर्गत 30 जून, 2016 तक  कुल ` 17,831 करोड़ के ॠण दिए गए हैं।    
मा. मुख्‍यमंत्री महोदय की अपेक्षा अनुसार एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्‍य में                            17 क्‍लस्‍टर को चिहिन्‍त किया है जिनमें क्षेत्र विशेष आधा‍रित क्रियाकलाप जैसे – जूट एवं ऊनी उत्‍पाद, जरी एवं अन्‍य कढ़ाई, कपड़ों पर ब्‍लॉक प्रींटिंग, रेशम उद्मोग, बैंत और बॉस उत्‍पाद,  कारपेट एवं फूड प्रोसेसिंग आदि हेतु बैंकों द्वारा वित्तपोषण किया जाना है।  इस हेतु राज्‍य के प्रमुख बैंक कम से कम दो क्‍लस्‍टर को अंगीकृत कर अपनी शाखाओं के माध्‍यम से ॠण प्रदान करें। 
ख) एन.पी.ए. : 
एम.एस.एम.ई. के अंतर्गत बैंकों के 21,851 ॠण खातों में ` 1255.69 करोड़ के एन.पी.ए. हैं।  शासन से अनुरोध है कि एन.पी.ए. / रुगण सूक्ष्‍म एवं लघु इकाइयों के पुनर्जीवन एवं पुनर्वास हेतु विशेष उद्मोग नीति निर्धारित कर पैकेज दिए जाने की व्‍यवस्‍था की जाए।  
ग) प्रधानमंत्री मुद्रा (MUDRA) योजना “ विवरणी SLBC – 33 A (a – c) “  :                                                                                    
इस योजना के तहत तीन श्रेणियों – शिशु, किशोर एवं तरूण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 की प्रथम तिमाही में बैंकों द्वारा निम्‍नवत् ॠण वितरित किए जा चुके हैं : 
                                                       (` करोड़ में )

	योजना
	ॠण राशि सीमा
	निर्धारित लक्ष्‍य राशि 
	वितरित ॠण राशि              

	शिशु
	` 50000 तक के ॠण (ओवरड्राफ्‍ट राशि सम्मिलित)
	469.14
	10.20

	किशोर
	`  50,001 से ` 5 लाख 
	1034.70
	64.96

	तरूण 
	` 5 लाख से ` 10 लाख 
	647.35 
	47.86

	कुल संख्‍या  एवं ॠण राशि
	2151.19
	123.02


पिछले वित्तीय वर्ष में बैंकों ने कैम्‍प मोड में अधिक से अधिक पात्र आवेदकों को मुद्रा ॠण वितरित किए थे, परंतु इस वित्तीय वर्ष आवेदकों की संख्‍या कम होने के कारण समुचित संख्‍या में ॠण वितरित नहीं हो पाए हैं। समस्‍त बैंक कैम्‍प लगाकर मुद्रा ॠण वितरित करें और शत प्रतिशत लक्ष्‍य की प्राप्ति संनिश्चित करें।
घ) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम  -  “ विवरणी SLBC – 6 “  :                                                                             
पी.एम.ई.जी.पी. की वेबपोर्टल जिस पर आवेदन पत्रों की ई-ट्रेकिंग की सुविधा ऑन लाइन उपलब्‍ध है, उस पर बैंकों द्वारा निस्‍तारित किए गए आवेदन पत्रों का विवरण विलम्‍ब से अंकित किए जाने के कारण विभाग एवं बैंकों के ऑँकड़ों में विसंगति पाई गई है। अत: विभाग से अनुरोध है कि इस संबंध में बैंकों से समन्‍वय स्‍थापित करें।  
ङ) वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्‍वरोजगार योजना  -  “ विवरणी SLBC – 8 “  :
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्‍वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रगति निम्‍नवत् है : 
   (01.04.2016 से 30.06.2016 तक)                                                (` लाखों में)                                                                 

	मद     - लक्ष्य
	आवेदन प्राप्‍त 
	आवेदन स्वीकृत
	आवेदन वितरित 
	वितरित की गयी ऋण राशि

	वाहन   -  249
	90
	55
	55
	485.64

	गैर-वाहन – 251
	102
	63
	71
	764.13

	कुल योग - 500
	192
	118
	126
	1249.77


पर्यटन विभाग ने “उत्तराखंड ग्रामीण पर्यटन उत्‍थान योजना” को लागू किया है जिसके अंतर्गत ग्रामीणों को पर्यटन क्षेत्र से जोड़कर लाभान्वित करने का लक्ष्‍य है। 
पर्यटन विभाग द्वारा व़ीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्‍वरोजगार योजना के आवेदन पत्रों का ऑन-लाइन प्रेषण एवं मॉनिटरिंग करने हेतु एन.आई.सी. के सहयोग से सॉफ्‍टवेयर तैयार करवाया जा रहा है और इस सॉफ्‍टवेयर के उपयोग हेतु आवेदक को यूनिक आई.डी. एवं बैंकर्स को यूजर आई.डी. उपलब्‍ध करायी जाएगी।
च)  स्‍टैण्‍ड  अप  इण्डिया :
इस योजना के अंतर्गत प्रत्‍येक बैंक शाखा को कम से कम एक महिला, एक अनुसूचित जाति अथवा एक जनजाति वर्ग के व्‍यक्ति को स्‍वयं का उद्मम स्‍थापित करने हेतु न्‍यूनतम ` 10 लाख से अधिकतम ` 100 लाख तक के ॠण बैंकों द्वारा उपलब्‍ध कराये जाने का प्रावधान है।
सभी बैक “स्‍टैण्‍ड अप इण्डिया योजना”  के अंतर्गत अपने निर्धारित वित्तीय लक्ष्‍यों के सापेक्ष 30 जून, 2016 तक बैंकों द्वारा निम्‍नवत् ॠण वितरित किए गए हैं : 
                                                                                     (` लाखों में)
	क्र.सं.
	वर्ग
	लक्ष्‍य 
	वितरित ॠणों की संख्‍या
	वितरित ॠण राशि                

	1
	महिला
	2207
	28
	663.76

	2
	अनुसूचित जाति / जनजाति
	2207
	32
	630.36

	
	कुल 
	4414
	60
	1294.12


सभी बैंक स्‍टैण्‍ड अप इण्डिया योजना के दायरे में आने वाले वर्ग विशेष को चिन्हित कर, उन्‍हें ॠण प्रदान करें, ताकि आगामी तिमाही में योजनांतर्गत अधिक से अधिक आवेदन पत्रों की उपलब्धि दर्ज हो सके।  
एजेण्‍डा  संख्‍या -  7  :  बैंकिंग प्रगति से संबंधित विवरण  
क) वार्षिक ॠण योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 - “ विवरणी SLBC – 02 “  :
वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु बैंकों के लिए  वार्षिक ॠण योजना हेतु निर्धारित लक्ष्‍य ` 16,385 करोड़ के सापेक्ष बैंकों द्वारा जून, 2016  तक ` 3,300 करोड़ की उपलब्धि विभिन्‍न सेक्‍टरों में दर्ज की गयी है।
                                                                 (` करोड़ों में)

	गतिविधि
	वार्षिक लक्ष्य
	उपलब्धि
	उपलब्धि प्रतिशत

	कृषि ॠण 
	5753
	1225
	21% 

	सावधि ॠण 
	2810
	443
	16%

	फार्म सेक्टर (कुल)
	8563
	1668
	19% 

	नॉन-फार्म सेक्टर
	4451
	1038
	23%

	अन्य प्राथमिक क्षेत्र
	3371
	594
	18%

	कुल योग
	16385
	3300
	20%


वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानक 15 % है, जिसके सापेक्ष बैंकों ने 20 %  की उपलब्धि दर्ज की है। इसी क्रम में बैंक सुनिश्चित करें कि माह सितम्‍बर, 2016 तक वार्षिक ॠण योजना की उपलब्धि                   50 प्रतिशत तक हो जाए। 
ख) ऋण-जमा अनुपात   - “ विवरणी SLBC – 01 “  
राज्‍य का ॠण-जमा अनुपात लगभग 53% है। 
निम्‍न बैकों का ॠण-जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम है, इसे बढ़ाने हेतु अपने बैंक की रणनीति से सदन को अवगत कराएं।
	बैंक
	शाखाओं की संख्‍या
	जून, 2016

	सेन्‍ट्रल बैंक 
	41
	28 %

	इण्डियन बैंक 
	12
	24 %


निम्‍न जिलों का ॠण-जमा अनुपात  30 प्रतिशत तक भी नहीं पहुँचा है।
	जिला
	बैंक शाखाओं की संख्‍या
	जून, 2016

	पौड़ी 
	196
	 25 %

	अल्‍मोड़ा
	145
	23 %

	बागेश्‍वर 
	50
	26 % 

	टिहरी 
	129
	29 %

	चम्‍पावत 
	50
	29 %

	चमोली 
	92
	29 %


अत: अग्रणी जिला प्रबंधक, जिला प्रशासन एवं सभी बैंक शाखा प्रबंधकों के साथ बैठक करें और अपने जिले का ॠण-जमा अनुपात बढ़ाने की दिशा में  समुचित रणनीति के तहत ठोस कदम उठाना सुनिश्चित करें तथा  अग्रणी जिला प्रबंधक इस संबंध में सदन को अवगत कराएं।
एजेण्‍डा  संख्‍या  -  8
अध्‍यक्ष महोदय की अनुमति से अन्‍य किसी महत्‍वूपर्ण विषय पर चर्चा।
******************    
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